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राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड  की  51वीं बैठक का आयोजन  दिनांक 14.05.2015  को रांची स्थित होटल रैडिसन ब्लू  में किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्री रघुवर दास ,माननीय मुख्य मंत्री झारखंड ने किया । बैठक में श्री आर एस पोद्दार,अतिरिक्त मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त,  आर पी मराठे, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया, श्री एम के वर्मा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक,पटना, श्री एस.मंडल, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री आई एम मलिक, महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड,  अन्य मुख्य सचिव, सचिव, झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ कार्यपालक,  झारखण्ड राज्य स्थित बैंकों के  नियंत्रक प्रमुख  , झारखण्ड राज्य के 24  जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक के अतिरिक्त अन्य अधिकारी उपस्थित थे। संलग्नक 1 में बैठक के सहभागियों की सूची संलग्न  है।  

प्रारंभ में, श्री इंद्र मनी मलिक, महाप्रबंधक, एस एल बी सी ने अतिथियों एवं सहभागियों का स्वागत किया। उपस्थित समस्त गणमान्य अतिथियों का स्वागत बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों द्वारा पुष्पगुच्छ प्रदान कर किया गया।    
स्वागत भाषण Welcome Address:

श्री आर पी मराठे, कार्यपालक निदेशक ,बैंक ऑफ इंडिया , ने अपने उद्घाटन भाषण के दौरान सभी अतिथियों एवं सहभागियों को 51वीं बैठक की  शुभकामना देते हुए कहा कि हमें राज्य के विकास हेतु सतत् प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया राज्य स्तरीय बैकर्स समिति की जिम्मेदारी को सफलता पूर्वक निभा रहा है।  उन्होंने सभा के सामने समस्त बैंकों एवं सहयोगियों से संबंधित समस्त मुद्दों को प्रस्तुत किया । उन्होंने निम्न मुद्दो पर ध्यान आकर्षित किया :- 
	 टिप्पणियां 
	बैठक के दौरान  उजागर कार्रवाई विन्दु
	 जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है

	झारखण्ड एक नया राज्य है। यहां विकास की लहर पैदा हुई है। एस एल बी सी के नेतृत्व में समस्त बैंक एवं माननीय मुख्य मंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार मिलकर विकास को नई गति प्रदान करें ताकि अन्य नये राज्यों के समान झारखण्ड भी विकास में अग्रणी बन सके। 
	समस्त सहयोगी अनुपालन सुनिश्चित करें

	 समस्त बैंक 


	ii) एस एल बी सी एवं बैंक जनता के लाभ के लिए कार्य करें | आम जनता का बचत बैंक के जमा  संग्रहण के लिए मददगार साबित हो सके एवं इस राशि का उपयोग उत्पादकता क्षेत्र में निवेश के लिए किया जा सके। 
	 समस्त बैंक अनुपालन सुनिश्चित करें

	समस्त बैंक

	iii) वित्तीय समावेशन देश के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत्त इसे नया आयाम दिया है। आज तक 15 करोड़ खाते इस योजना के तहत्त खोले गये हैं एवं इन खातों के माध्यम से डी बी टी एल किया जा रहा है। समस्त उपस्थित सहयोगियों से अनुरोध है कि इस योजना के तहत अधिक –से –अधिक खाते  मिशन मोड में  खोलें ।  
	समस्त सहयोगी अनुपालन सुनिश्चित करें

	झारखण्ड सरकार/समस्त बैंक

	iv) प्रधान मंत्री जी द्वारा शुरू की गई 03 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए समस्त बैंक अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करे।   
	सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुख इस क्षेत्र में की गई प्रगति का सुक्ष्म निगरानी करें एवं सुनिश्चित करें कि शाखा स्तर पर वास्तविक कार्य हो  
	समस्त बैंक 

	v) अन्य चुनौतियां  : 
a) बैंकिंग चुनौतिपूर्ण माहौल के दौर से गुजर रहा है। बैंकों को लाभप्रदता अर्जित करने के साथ-साथ सामाजिक एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी कार्य करना है । इन परिस्थितियों में इन दोनों कार्यों के बीच संतुलन बनाये रखना एवं लाभप्रदत्ता को बनाये रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 
b) राज्य में बढ़ता हुआ एन पी ए एवं एन पी खातों से वसूली,कृषि. एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्तीयन एक चुनौती है। 
c) सी एन टी एक्ट के तहत्त राज्य में मार्टगेज से सबंधित मामला भी एक समस्या है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि इसका तत्काल एवं आसान रास्ता चुना जाए।
d) राज्य में एन पी ए खातों से वसूली  एक गंभीर मामला है। वसूली हेतु सरकार की मदद की आवश्यकता है।  मामलों की तुरंत निपटान हेतु प्रत्येक जिला में समर्पित सर्टिफिकेट ऑफिसर पदस्थ किये जाने की आवश्यकता है। सरकार से अनुरोध है कि इस गैप को तत्काल प्रभाव से पाटने की कृपा करे। जिला प्राधिकारी को सरफैसी के तहत्त कार्रवाई करने के  लिए जागरूक बनाने की आवश्यकता है।

	
	


एस एल बी सी की ओर से कार्यपालक निदेशक,बैंक ऑफ़ इंडिया ने समस्त हितधारकों से राज्य सरकार के विकास कार्यो में सहयोग हेतु अनुरोध किया। 
श्री आर एस पोद्दार, भा.प्र.से, अतिरिक्त मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त का संबोधन
श्री पोद्दार ने 51वीं  राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सहभागियों को शुभकामनाएं दी । उन्होंने कहा कि सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा शुरू किये गये समस्त सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में बैंक महत्पूर्ण सहयोगी है। अत: सरकार के विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु उनके सक्रिय सहयोग एवं सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने निम्न विन्दुओं की  ओर ध्यान आकर्षित किया   :-
	 टिप्पणियां 
	बैठक के दौरान  उजागर कार्रवाई विन्दु
	 जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है

	1. एस एल बी सी राज्य में ऋण –जमा अनुपात को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। 

	
	एस एल बी सी / समस्त बैंक 


	2) बैंक अपने निगमित सामाजिक दायित्वों के तहत्त निवेश की जाने वाली राशि का कुछ अंश झारखण्ड राज्य के विकास हेतु भी निवेश करे।  
	
	समस्त बैंक 


	3) भारत सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को कार्यान्वित करने में बैंक सक्रिय एवं अहम भूमिका निभाएं। बैंक कैम्प लगाकर इन योजनाओं के तहत खाता खोले।   
	
	एस एल बी सी/ समस्त सहयोगी बैंक 

	4) कौशल विकास मिशन 2015 के तहत 15 लाख ग्रामीण युवकों का कौशल विकास करना है। इस कार्य में सभी बैंक पूर्ण  सहयोग दें। इस मिशन के तहत प्रशिक्षित युवकों को उपयुक्त ऋण प्रदान किये जाने की व्यवस्था करें। 
	
	एस एल बी सी/ समस्त सहयोगी बैंक

	5) एस एल बी सी सुनिश्चित करें कि वार्षिक ऋण  योजना के तहत बैंको को जो लक्ष्य दिये जाते है, बैंक उन लक्ष्यों को प्राप्त करें।   
	
	एस एल बी सी/ समस्त सहयोगी बैंक

	
	
	


श्री रघुवर दास, माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड सरकार का संबोधन  : माननीय मुख्यमंत्री  ने 51वीं  राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सहभागियों को शुभकामनाएं दी । उन्होंने समस्त बैंकों को पी एम जे डी वाई योजना के तहत्त राज्य में अधिकाधिक संख्या में खाता खोलने की सराहना करते हुए कहा कि आज बैंकिग के क्षेत्र में क्रांति के कारण बैंकिंग आसान एवं सरल हो गया है। उन्होंने निम्न विन्दुओं की  ओर ध्यान आकर्षित किया  :-
	 टिप्पणियां 
	बैठक के दौरान  उजागर कार्रवाई विन्दु
	 जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है

	1) बैंको की एक महत्वपूर्ण समस्या है राज्य में खराब कानून व्यवस्था। हमारी सरकार की भी यह प्राथमिकता है और हम कुछ ही माह के अन्दर कानून व्यवस्था को बेहतर कर देंगे । 
	
	राज्य सरकार


	2) रांची में एस एल बी सी, प्रमुख बैंक के आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालय हेतु भूमि आवंटित किया जाना 
	मुख्यमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं एस एल बी सी कार्यालय के लिए भूमि आवंटन के मुद्दे पर चर्चा किया। 
	राज्य सरकार / संबंधित बैंक / एस एल बी सी 

	3) बैंक शहर में रहने वाले लोगों को आसानी से एवं ज्यादा ऋण प्रदान करते  है जबकि गांव में रहने वाले लोगों को आसानी से ऋण नही दिया जाता है। बैंकों से अनुरोध है कि इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई करें। 
4) उन्होंने प्रधानमंत्री जी की स्वच्छता अभियान में बैंको के सहयोग की अपेक्षा की 
5) उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया ने सी एस आर के तहत 80 कस्तुरबा विद्यालयों के  रख-रखाव का दायित्व लिया है, यह एक सरहानीय कदम है। उन्होंने अन्य बैंकों से भी अनुरोध किया कि वे आगे आए एवं सी एस आर के तहत्त राज्य के विकास हेतु कार्य करें।  
6) राज्य में 40 लाख किसान है जबकि मात्र 15 लाख लोगो को ही किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है। यह चिन्ता का विषय है।  इसमें बढ़ोतरी किया जाए । के सी सी कार्ड के स्थान पर स्मार्ट के सी सी कार्ड जारी किए जाए । के सी सी योजना के तह्त ऋण की राशि को भी बढ़ाया जाएं । 
7) शहरों की अपेक्षा गांवों में बैंक के ए टी एम ज्यादा संख्या में खोले जाएं। 
8) अधिकाधिक संख्या में महिलाओं को बचत खाता खोल कर बैंक से जोड़ा जाए।
9) सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत्त बीमा योजनाओं  को सफल बनाने के लिए सभी बैंक अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। 
10)  कौशल विकास योजना के तहत्त अनिवार्य रूप से महिलाओं को भी प्रशिक्षित किया जाए एवं उन्हें अपना रोजगार शुरू करने के लिए आवश्यक ऋण भी प्रदान किया जाए। 
11)  झारखण्ड राज्य के युवकों  को शिक्षा ऋण प्रदान किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर रोजगार मिल सके । 

	
	राज्य सरकार/समस्त बैंक/एस एल बी सी
समस्त बैंक 
बैंक ऑफ इंडिया/ समस्त बैंक
समस्त बैंक
समस्त बैंक
समस्त बैंक
समस्त बैंक
समस्त बैंक
समस्त बैंक



श्री एस मंडल, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड,रांची का संबोधन
श्री एस मंडल, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने 51वीं बैठक की शुभकामनाएं दी एवं उन्होंने निम्न विन्दुओं की  ओर ध्यान आकर्षित किया  :-
	 टिप्पणियां 
	बैठक के दौरान  उजागर कार्रवाई विन्दु
	 जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है

	1) झारखण्ड राज्य में कृषि क्षेत्र में वित्तीयन  देश के औसत वित्तीयन से कम है| 
	
	राज्य सरकार/ एस एल बी सी /समस्त बैंक

	2) एस एल बी सी कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में  क्रेडिट को बढ़ाने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करने का सुझाव दिया। 
	
	एस एल बी सी 

	3) एस एल बी सी के आधार पर जिला स्तर पर डी एल सी सी के बैठक के लिए भी वार्षिक कैलेण्डर तैयार किया जाए। 
4) जिला स्तर पर किसानों को दिये जाने वाले ऋण में बढ़ोतरी करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए 
5) समस्त किसानों को के सी सी ऋण प्रदान करने के लिए संभावित योजनाएं बनायी जाए और इस योजना के तहत कम –से-कम  रूपये 01 लाख तक की राशि का ऋण प्रदान किया जाए।  
6) समस्त किसानों को रूपे कार्ड जारी किया जाए। 
7) ग्रामीण क्षेत्र में कारोबार संवाददाता/ (BC) के माध्यम से बैंकिग सेवाएं उपलब्ध कराया जाए। 
8) एस एच जी क्रेडिट लिंकेज का कार्य धीमी गति से चल रहा है। इसमें आवश्यक सुधार की आवश्यकता है। 
9) राज्य में काफी कम संख्या में किसान क्लब है । अग्रणी जिला प्रबंधक के सहयोग से इसमें वृद्धि किया जाए एवं किसान क्लब को आसानी से  ऋण मुहैया कराया जाए। 
10) भूमि अभिलेखों का डिजिटाईजेशन न होना| कृषि ऋण प्रदान करने में यह एक रुकावट है। 
 
	
	राज्य सरकार/समस्त बैंक/एस एल बी सी
राज्य सरकार/ एसएलबीसी/ समस्त बैंक 
समस्त बैंक 
समस्त बैंक
समस्त बैंक
समस्त बैंक
राज्य सरकार/ एस एल बी सी /समस्त बैंक
राज्य सरकार 


श्री एम के वर्मा, क्षेत्रीय निदेशक,भारतीय रिजर्व बैंक का संबोधन  
श्री एम के वर्मा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक  ने 51वीं बैठक की शुभकामनाएं दी एवं कहा कि एस एल बी सी बैंकों के कार्य निष्पादन के लिए एक सुलभ मंच है। बैंठक के दौरान बैंक आत्म चिंतन करें एवं राज्य के विकास हेतु आवश्यक एवं उपयुक्त निर्णय लें।  उन्होंने निम्न विन्दुओं की  ओर ध्यान आकर्षित किया  :-
	 टिप्पणियां 
	बैठक के दौरान  उजागर कार्रवाई विन्दु
	 जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है

	1) राज्य के ऋण-जमा अनुपात में कमी दर्ज की गई है हालांकि कृषि क्षेत्र ऋण वित्तीयन में प्रशंसनीय कार्य हुआ है एवं 18 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है।   
	
	राज्य सरकार/ एस एल बी सी /समस्त बैंक


	2) वित्तीय समावेशन सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक की प्राथमिकता है। उन्होंने अनुरोध किया कि बैंक इस सेक्टर में प्राथमिकता आधार पर कार्य करें एवं अधिक से अधिक लोगों  का खाता बैंक में खोला जाए। इस क्षेत्र में अभी बहुत कार्य किये जाने की आवश्यकता है। 
	
	समस्त बैंक/एस एल बी सी 

	3) सुदूर ग्रामीण लोगों को बैंकिग सेवाएं प्रदान करने के लिए अल्ट्रा स्मॉल शाखा खोला जाए एवं उन्हें बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाए। 
4) वित्तीय समावेशन के लिए वित्तीय साक्षरता  आवश्यक है। इसके लिए नाबार्ड के सहयोग से बैंक प्रति माह कम-से कम 01 वित्तीय साक्षरता कैम्प का आयोजन करें एवं ग्रामीणों को वित्तीय रूप से साक्षर करें।  
5) राज्य के बैंको में एन पी ए  का बढ़ना एवं उसमें उचित वसूली का न होना एक गंभीर मामला है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि वसूली में अपेक्षित सहयोग करे। 
6) उतरप्रदेश के तर्ज पर राज्य में पी डी आर अधिनियम लागू किया जाए। 
7) उचित वसूली के लिए जिला स्तर पर समर्पित सर्टिफिटेक अधिकारी की बहाली की जाए 
8) सी एन टी एक्ट में तत्काल प्रभाव से  आवश्यक संशोधन किया जाए ताकि वंचित लोगों को ऋण प्रदान किया जा सके। 
9) कारोबार संवाददाता के कार्य का विस्तार किया जाए एवं बैंक रहित क्षेत्र में इनके माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाए। 
10) राज्य में एकल कृषि की परंपरा है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि Multi  कृषि की परंपरा को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाए ताकि किसानों का अधिकाधिक ऋण प्रदान किया जा सके। 
 
	
	राज्य सरकार/समस्त बैंक/एस एल बी सी
नाबार्ड/ राज्य सरकार/एसएलबीसी/समस्त बैंक 
समस्त बैंक 
राज्य सरकार/ एस एल बी सी समस्त बैंक
राज्य सरकार/ एस एल बी सी समस्त बैंक
राज्य सरकार 
राज्य सरकार/ एस एल बी सी /समस्त बैंक
राज्य सरकार/ एस एल बी सी /समस्त बैंक
राज्य सरकार/एस एल बी सी/बैंक 


बैठक के सत्र -2 की शुरूआत पिछली 50वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि से की गई |
तत्पश्चात् श्री अंजन मैत्रा, वरिष्ठ प्रबंधक, एस एल बी सी ने सभा में चर्चा की जाने वाली विन्दुओं का क्रमवार प्रस्तुतीकरण किया। 
	 टिप्पणियां 
	बैठक के दौरान  उजागर कार्रवाई विन्दु
	 जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है

	कार्यसूची सं. 1
(1) भूमि अभिलेखों का अद्यतन(Updation) और टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक संशोधन ( एस पी टी एवं सी एन टी अधिनियम )
  राज्य सरकार द्वारा भूमि अभिलेखों का अद्यतन करना एवं टिनैन्सी एक्ट में आवश्यक परिवर्तन करना प्रस्तावित था जिससे कि,
1. किसानों के द्वारा कृषि ऋण के आवेदन देते समय वे भूमि अभिलेख , जो की R.B.I के नियमों के तहत अनिवार्य है , बैंकों को उपलब्ध करा सके|
2. राज्य के किसान एवं उद्यमी भूमि को कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक में रख कर कृषि, MSE,शिक्षा एवं आवास ऋण प्राप्त कर सके।
3. पी डी आर अधिनियम में संशोधन – राज्य सरकार के द्वारा , एम पी और यू पी रिकवरी अधिनियम के तर्ज पर, जरुरी संशोधन  करने का प्रस्ताव था , जिस के अनुसार बैंकों के द्वारा अपफ्रॉन्ट कोर्ट फीस के भुगतान न कर , रिकवरी की राशि से ही कोर्ट फी का भुगतान करना था एवं रिकवरी अधिकारी को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के संशोधित प्राबधान लागु करने का प्रस्ताव था |
4. “ बिहार मनी लेन्डर एक्ट 1974 एवं नियम ”  जो झारखण्ड में लागू है, में संशोधन
5. राज्य के सभी जिलों में, बैंकों में बकाया राशि की वसूली हेतु समर्पित वसूली अधिकारी (Dedicated Certficate Officer) को बहाल किया जाना |
6. राज्य में बैंक के खजाने का रक्षा एवं सुरक्षा व्यवस्था
7. आरसेटी हेतु भूमि का आवंटन
8. नगरपालिका प्राधिकार क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में भवन निर्माण के अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी की घोषणा हेतु अधिसूचना।  
9. रांची में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के  बैंकों के नियंत्रण कार्यालय,, एसएलबीसी, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के लिए उपयुक्त भूमि का आवंटन।
10. आरसेटी भवन  का निर्माण कार्य बीओआई, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, पीएनबी, केनरा बैंक द्वारा शुरू नही किया गया  है। 
11. एल बी आर 1,2 एवं 3 के प्रारूप में अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा संबंधित जिला के निष्पादन का सब सेक्टर वार रिपोर्टिंग करना है।  

	इस विषय पर सचिव , राजस्व एवं भूमि सुधार की ओर से पक्ष रखते हुए श्री विनोद कुमार सिन्हा ने कहा कि 
(क) 13 जिलों मे भूमि अभिलेख का डिजिटिकरण(अद्यतन के बिना) का कार्य शुरू हो चुका है। शेष जिलों में नई एजेन्सी के चुनाव हेतु ताजा निविदा प्रक्रिया शुरु की गई है। 
 (ख) भूमि के अभिलेख का ऑन लाईन म्यूटेशन का कार्य 03 जिलों,यानि की रांची, हजारीबाग एवं बोकारो के 6 सर्कलों में शुरू किया जा चुका है । 
(ग) झारखण्ड जन- जाति सलाहकार समिति द्वारा एक उपसमिति का गठन किया गया है। समिति भूमि मार्टगेज के विरूद्ध शिक्षा ऋण प्राप्त करने की स्थिति पर अपना अनुशंसा/रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अनुशंसा प्रतिक्षारत है। 
इस विषय पर एस एल बी सी ने पक्ष रखा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा (झारखण्ड सरकार अधिसूचना संख्या 127 दिनांक 16.02.2013 के तहत 25% कोर्ट फीस का अपफ्रॉन्ट भुगतान, एवं शेष 75% का Case निष्पादन के बाद भुगतान करने के लिए अधिनियम की धारा 5 में बदलाव किया है)।जो प्रस्ताव से भिन्न है|  
कुछ जिलों में उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार भी कार्रवाई नही हो रही है। 
राज्य सरकार से आशा की जाती है कि इस मामले में जिला स्तर के अधिकारियों को अधिसूचना के अनुदेशों के अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए  जाए।
इस विषय पर सचिव , राजस्व एवं भूमि सुधार की ओर से पक्ष रखते हुए श्री विनोद कुमार सिन्हा ने कहा कि इसमें किसी भी संशोधन के लिए एक दक्ष समिति का गठन किया  जाना प्रस्तावित है एवं अभी तक मामला विचाराधीन है। 
इस विषय पर राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि 01 माह के अन्दर समर्पित वसूली अधिकारी (Dedicated Certficate Officer) को बहाल कर दिया जाएगा।
इस विषय पर एस एल बी सी ने बताया कि राज्य सरकार के पुलिस महानिरीक्षक – परिचालन ने दिनांक 3.06.2014 को एस आई एस एफ की तैनाती हेतु मॉडलिटिज पर वस्तृत चर्चा के लिए बैठक बुलाया । बैठक में प्रस्तावित तैनाती हेतु जवानों की संख्या के अनुसार मासिक प्रभार की सूचना बैंकों को दे दी गई है। इसकी सूचना आर बी आई के इश्यू विभाग को भी दी गई है। बैंकर्स ने दिनांक 28.07.2014 को आयोजित बैठक में मुद्रा – तिजोरी में एस आई एस एफ  के लिए लागू प्रभार हेतु अपनी सहमति भी प्रदान कर दी है। इस संबंध में पत्र महानिरीक्षक – परिचालन को दिया गया है। 

 महानिरीक्षक – परिचालन ने उपरोक्त कार्य में नियुक्त एस आई एस एफ के कर्मचारियों को आवास,आतिथ्य,चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा, परेड मैदान आदि सुविधा प्रदान किये जाने का अनुरोध किया । इन शर्तों को लागू कर पाना बैंकों के लिए कठिन और महंगा है, अत: इस मामले को भारतीय रिजर्व बेंक के इश्यू विभाग को संदर्भित कर दिया गया है। इस मामले पर अपना विचार प्रकट करते हुए श्री एम के वर्मा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की इसमें कोई भूमिका नही है। यह सरकार एवं बैंक के आपस का मामला है। 
· एस एल बी सी की ओर से बताया गया कि पाकुड़ एवं पलामू जिला  को छोड़कर अन्य सभी जिलों को भूमि आवंटित कर दिया गया है। इस विषय पर सरकार की ओर से बताया गया कि पाकुड़ में भूमि का आवंटन कर दिया गया है ओर पलामू को आवंटन हेतु प्रक्रियाधीन है। 
इस विषय पर एस एल बी सी की ओर से  बताया गया कि योजना एवं विकास विभाग के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तर की  समिति गठित की गई है । समिति ने यह रिपोर्ट दिया है कि झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम पंचायती राज संस्थानों को बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन की अनुमति नही देता है। ड्राफ्ट उपविधियां तैयार होने  की प्रक्रिया में है। 
भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के लिए उपयुक्त भूमि का आवंटन कर दिया गया है। अन्य कार्यालयों हेतु कोई चर्चा नही की गई । 
इस विषय पर इलाहाबाद बैंक के महाप्रबंधक ने बताया कि बैंक को दुमका,गोड्डा एवं हजारीबाग में आरसेटी भवन  का निर्माण कार्य सौपा गया है। दुमका में जो भूमि आवंटित किया गया है वो गोचर भूमि है एवं किसी ओर से कोई रास्ता नही है। गोड्डा में जो भूमि आवंटित किया गया है वह पोखर है एवं उस पर अतिक्रमण किया हुआ है। इन कारणों से इन जगहों में भूमि निर्माण का कार्य शुरू नही किया जा रहा है। हालांकि हजारीबाग में निर्माण कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इस विषय पर आरसेट्टी के राज्य समन्वयक, श्री मकिम ने कहा कि यदि बैंकों द्वारा 30 जून तक भवन निर्माण का कार्य शुरू नही किया गया तो ग्रामीण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जो 50 लाख रूपए की अग्रणी राशि दी जानी है , वह रोक लिया जाएगा।  समस्त उपस्थित सदस्यों ने अनुरोध किया कि इस समय सीमा को और छ: माह के लिए बढ़ाने हेतु अनुरोध किया जाए क्योंकि झारखण्ड की परिस्थिति अन्य राज्य से अलग है । 
इस संबंध में एस एल बी सी ने सूचित किया कि सभी अग्रणी जिला प्रबंधक को इसका सरलीकृत फार्म उपलब्ध करा दिया गया है। 
	राज्य सरकार 
राज्य सरकार 
राज्य सरकार
राज्य सरकार
राज्य सरकार
बैंक /राज्य सरकार
राज्य सरकार
राज्य सरकार
बैंक/ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार
बैंक,LDM & SLBC


	कार्यसूची सं. – 3
1. सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के महत्वपूर्ण संकेतक 
कार्यसूची सं. – 4 
1. वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि 
2. वार्षिक ऋण योजना -2015-16
कार्यसूची सं. – 5
1. के सी सी, कृषि  ऋण  एवं रूपे  कार्ड का संवितरण 
2. रूपे कार्ड का जारी किया जाना 
कार्यसूची सं. – 5.2 
1. सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों का वित्तपोषण 
कार्यसूची सं. – 5.3 
1. शिक्षा ऋण 
कार्यसूची सं. – 5.4 
1. आवास ऋण 
कार्यसूची सं. – 5.5 
1. अल्पसंख्यक समुदायों हेतु ऋण प्रवाह
2. महिलाओं के लिए  ऋण प्रवाह
3.  डी आर आई के लिए ऋण प्रवाह 
कार्यसूची सं. – 5.6
1. महिला एस एच जी के वित्तपोषण हेतु योजना 
कार्यसूची सं. – 5.7
1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)
कार्यसूची सं. – 6
वित्तीय समावेशन 
1. प्रधानमंत्री जन धन योजना

2. Modified DBTL Scheme  ( पहल)
कार्यसूची सं. – 7
1. एन पी ए एवं वसूली 
कार्यसूची सं. – 8
1. आर॰ से॰ टी॰ / एफ॰ एल॰ सी॰ का परिचालन 
2. वित्तीय साक्षरता केन्द्र का संचालन 
कार्यसूची सं. – 11 
विविध : 
1. राज्य के कुछ जिलों मे ओला वृष्टि एवं बेमौसम वर्षा से हुई फसल की बर्बादी को समुचित राहत प्रदान 
2. RSETI से प्रशिक्षण प्राप्त Trainees को बैंकों द्वारा वित्तपोषण 
3. ई- स्टैम्पिग 
4. बी एस एन एल क्नेक्टिविटी में सुधार हेतु सरकार का सहयोग की आवश्यकता 
5. किसान क्लब के माध्यम से गांव का विकास 
6. NRLM के तहत SHG सदस्यो के सहायता देने के लिये, बैंक सखी को शाखा परिसर मे कार्य करने कि अनुमति प्रदान 
7. वर्ष 2015-16 के लिए NRLM Credit Linkage का लक्ष्य रु॰ 163 करोड़  

	एस एल बी सी ने सूचित किया कि झारखंड राज्य में बैंकों की सकल जमाओं  में रूपये.21310.03  करोड़ की वर्ष-वार  वृद्धि हुई । 31 मार्च , 2015  तक वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 17.96  प्रतिशत दर्ज की गई है| राज्य में बैंकों के कुल क्रेडिट में रूपये 7639.47 करोड़ की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई । 31 मार्च, 2015   तक वर्ष-दर वर्ष वृद्धि 13.12  प्रतिशत दर्ज की गई है। बैंकों का सीडी अनुपात 59.63 % से , पिछले एक साल मे बढ़ कर,  61.51% हुआ है| प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम वर्ष में वर्ष–दर-वर्ष आधार पर 31 मार्च,2015 को रू. 8153.98 करोड़ ( 19.46 प्रतिशत) का नकारात्मक वृद्धि दर्ज किया गया है। यह एस बी आई के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम में रू. 10958.04 करोड़ वर्ष-दर-वर्ष की कमी के कारण हुआ है।DGM,SBI द्वारा बताया गया की पिछले साल उनके बैंक में , कुछ ऋण PSA में त्रुटिपूर्ण CLASSIFICATION हो गई थी,जिसे इस साल सुधारा गया, जिसके चलते यह कमी दिख रही है|
 हालांकि, समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम कुल अग्रिम का 51.23 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 40 प्रतिशत से काफी  ज्यादा है। 31 मार्च, 2015  को कृषि अग्रिम रू. 11745.67 करोड़ है जो कुल अग्रिम का 17.83 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र में कुल रू. 1559.34 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है यानि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 15.32 प्रतिशत की वृद्धि है। झारखण्ड राज्य में कमजोर वर्ग को रूपये 11361.01 करोड़ (17.25 प्रतिशत ) का ऋण दिया गया है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 10 प्रतिशत से बेहतर है।31 मार्च, 2015  तक महिलाओं को रूपये 13200.38 करोड़ का ऋण दिया गया है जिसमें वर्ष –दर- वर्ष आधार पर रूपये 2988.59 करोड़ वृद्धि दर्ज की गई है जो की लगभग 29.26% वृद्धि है | अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण रूपये 3976.40 करोड़ से, पिछले एक साल मे बढ़ कर रूपये 4869.83 करोड़ रूपये हो गया है । इसमें वर्ष –दर –वर्ष आधार पर 22.47 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का 14.43 % है , जो मानक 15 प्रतिशत के आस पास है | समस्त उपस्थित सदस्यों ने बेहतर उपलब्धि के लिए बैंकों को बधाई दिया लेकिन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि को सकारात्मक में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का सुझाव दिया।
इस विषय पर चर्चा करते हुए एस एल बी सी ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के संवितरण में कमी पर गंभीर चिन्ता व्यक्त किया । इस विषय पर चर्चा करते हुए सदस्यों ने बताया कि ए सी पी के अंतर्गत दिया गया लक्ष्य बहुत ज्यादा है और इसे प्राप्त नही किया जा सकता है। इसे पिछले वर्ष की वास्तविक उपलब्धि के आधार पर इन्क्रिमेंटल बजट देना चाहिए ।खास कर”कृषि-ऋण में लक्ष्य काफी ज्यादा रखा गया है| इस पर चर्चा करते हुए यह तय किया गया कि कृषि-ऋण में बजट भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। अत: इसे प्राप्त करने के उपाय ढ़ूंढ़ना चाहिए । 
एस एल बी सी की ओर से सूचित किया गया कि राज्य के सभी जिलाओं में डी.एल.सी.सी द्वारा पी.एल.पी ( Potential Linked Plan) के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये “ जिला वार्षिक ऋण योजना” बनाया गया | सभी जिला के डी.एल.सी.सी बैठक में, इस योजना को पारित करने के उपरांत  इसे एस.एल.बी.सी में भेजा गया| सभी जिलों के “जिला वार्षिक ऋण योजना” को एकत्रित कर, “राज्य वार्षिक ऋण योजना 2015-16” बनाया गया। श्री अंजन मैत्रा ने बताया कि पत्रांक : F.NO.-3/38/2012-AC , DFS, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार,दि: 23.03.15,  के अनुसार पुरे देश के लिये , वित्तीय वर्ष 2015-16  में कृषि-क्षत्र में  रू. 8,50,000 करोड़ ऋण संवितरण का लक्ष्य रखा गया है |जिसमे झारखंड राज्य का न्यूनतम लक्ष्य रू. 5240 करोड का है | 

इस विषय पर उपस्थित सदस्यों के बीच मतभेद था लेकिन अंत में सर्वसम्मति से तय किया गया कि एस एल बी सी की उपसमिति की बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी एवं समाधान निकाला जाएगा। 
इस विषय पर एस एल बी सी की ओर से सूचित किया गया कि प्रखण्ड कार्यालय से  जो आवेदन बैंकों को प्राप्त हो रहे है उसका 90 प्रतिशत तक संवितरण कर दिया गया है। इस क्षेत्र में हमारी उपलब्धि राष्ट्रीय मानक 18 प्रतिशत के बराबर है। इस विषय पर चर्चा करते हुए श्री आर पी मराठे, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया  ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि बैंक कैम्प मोड में के सी सी ऋण का संवितरण करें एवं इन कैम्पों में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। अत: यह तय किया गया कि बैंक सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में के सी सी ऋण का संवितरण हेतु कैम्प लगायेंगे।  
इस विषय पर निर्णय  लिया गया कि के सी सी के सभी लाभुकों को जल्द ही रूपे कार्ड जारी कर दिया जाए। 
इस विषय पर एस एल बी सी ने सूचित किया कि झारखंड में कुल एमएसई में माइक्रो सेक्टर क्रेडिट की हिस्सेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार
60% की बेंच मार्क के विरूद्ध दिसम्बर 2014, मे 51.21 %है। एम एस एम ई क्षेत्र में ऋण वितरण का राज्य में विशाल स्कोप है क्योंकि यह राज्य औद्योगिक रूप से धनी होने के साथ –साथ यहां सरकारी एवं निजी क्षेत्र की कई कंपनियां संचालित है। यहां खान खनिज एवं कोयला आदि की भारी संपदा है। इनके लिए उचित एन्सियलरी उद्योग को स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। राज्य में एम एस एम ई के विकास हेतु प्रयास करना चाहिए। इस विषय पर एस एल बी सी की ओर से बताया गया कि केवल 04 जिलों में ही अभी तक, कृषि-ऋण के लिए स्केल ऑफ फायनांन्स बनाया गया है। बैठक में सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि 31 मई 2015 तक राज्य के सभी जिलों में स्केल ऑफ फायनांन्स तय कर  लिया जाए एवं 02 जून 2015 तक इसकी रिपोर्टिंग एस एल बी सी को कर दी  जाए।  इस विषय पर यह भी चर्चा किया गया कि आरसेट्टी से प्रशिक्षित लोगों को कारोबार शुरू करने के लिए  प्रायोजित बैंक या अन्य बैंक से अनिवार्यत: ऋण प्रदान किया जाए।  
 एस एल बी सी ने सूचित किया कि पिछले वर्ष से इस वर्ष के दौरान शिक्षा ऋण की स्वीकृति में राज्य के बैंको के निष्पादन में सुधार हुआ है। हालांकि विश्लेषण से यह पता चलता है कि निजी क्षेत्र के बैंको का निष्पादन इस क्षेत्र में बेहतर नही है। 
निजी क्षेत्र के सभी बेंकों के नियंत्रक कार्यालयों को इस विषय पर विशेष ध्यान देने हेतु सुझाव दिया गया है
इस विषय पर यह सुझाव आया कि इस क्षेत्र में बेहतर निष्पादन के लिए एडमिशन सत्र के दौरान शिक्षा ऋण कैम्प लगाया जाए। नियंत्रक कार्यालय क्षेत्र विशेष का विश्लेषण करे एवं शिक्षा ऋण को बढ़ाने का बेहतर प्रयास करे। इस विषय पर यह भी सुझाव आया कि लाभुकों को ब्याज पर सब्सिडी के बारे में बताया जाए। इस पर भी चर्चा किया गया कि शिक्षा ऋण में बीमा कवर भी एक समस्या है। इसका भी तत्काल समाधान किया जाए । 
एस एल बी सी ने सूचित किया कि राज्य में इस क्षेत्र में विकास के लिए और अवसर है । राज्य अपार्टमेंट एक्ट का  सक्षम रुप से  अनुपालन  अभाव  एवं ,नगर पालिका के स्तर से नीचे स्थानों में निर्माण योजना के अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी घोषित की गयी अधिसूचना की अनुपलब्धता इत्यादि , इस क्षेत्र के विकास मे बाधक है । 
अभी तक राजीव ऋण योजना राज्य में शुरू नहीं की गई है क्योंकि नोडल एजेंसियों यानी हडको और राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से मामले पर कार्यवाही नहीं की गयी है, और न ही  अभी तक नोडल एजेंसियों यानी हडको और राष्ट्रीय आवास बैंक और संवितरण बैंकों के बीच कोई समझौता ज्ञापन नही दर्ज किया गया है। राज्य सरकार एवं संबंधित विभागों से तत्काल कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया। 
एस एल बी सी ने सूचित किया कि अल्पसंख्यक समुदायों हेतु अग्रिम 31 मार्च , 2015  तक 14.43 % है जो कि 15% के बेंच मार्क के  नीचे है , बावजूद   31 मार्च  , 2014  के 9.49 % से बढ़कर 14.33 %  हो गया है। इस विषय पर जिलावार आंकड़े प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया। 
इस विषय पर एस एल बी सी की ओर से सूचित किया गया कि 20.04 के लक्ष्य के विरुद्ध महिलाओं को 17.54 प्रतिशत का ऋण प्रदान  किया गया है। सभी बैंकों से अनुरोध किया गया कि इस क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। 
इस विषय पर एस एल बी सी की ओर से सूचित किया गया कि डी.आर.आई के तहत विभिन्न बैंकों की भागीदारी धीरे-धीरे कम हो रही है । बैंकों को डीआरआई योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के वित्तपोषण के लिए छोटे गतिविधियों  जैसे सब्जी विक्रेताओं, रिक्शा चालक,, छोटी स्ट्रीट विक्रेताओं, हॉकरों आदि की ऋण उपलब्ध करवाने की पहल करनी चाहिए ।  “प्रधान मंत्री जन धन योजना” , इस दिशा में व्यापक स्कोप प्रदान करता है और समाज के इन पिछले व दलित वर्ग के 
आर्थिक सहायता हेतु, बैंक-ऋण प्रदान का लक्ष्य निर्धारण करता है। इस विषय पर सर्वसम्मति से तय किया गया कि भारतीय रिजर्व के नये परिपत्र के अनुसार डी आर आई योजना के तहत्त लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। 
एस एल बी सी ने सूचित किया कि राज्य में नवगठित डब्लू.एस.एच.जी की संख्या 39582, एसएचजी बचत लिंक्ड की संख्या 25721, एसएचजी ऋण लिंक्ड की संख्या 4567 है। 2014-15 के दौरान जारी  अनुदान की राशि 2.82 करोड़ एवं क्रेडिट संवितरण की राशि 10.84 करोड़ है । इस विषय पर निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र में संवितरण को बढ़ाया जाना चाहिए। 
एस एल बी सी ने बताया कि क्रेडिट लक्ष्य की गणना जिलावार पात्र एस एच जी की संख्या के आधार पर किया गया  है। बाद में उप समिति के सदस्यों से यह भी सुझाव आया कि एस एच जी क्रेडिट लक्ष्य बैंकवार भी दिया जाना चाहिए । इस विषय पर राज्य सरकार से सुझाव आया कि माह की 28वीं तारिख को एस एच जी क्रेडिट लिंकेंज दिन के रूप में मनाया जाए । इस विषय पर एस एल बी सी ने बताया कि यह तारिख पहले के बैठकों में ही तय किया जा चुका है। 
इस विषय पर निर्णय लिया गया कि 
1. सभी बी सी/बीसीए को ऑन-लाईन डिवाईस प्रदान कर उनका संचालन सुनिश्चित करें।
2. सभी बैंको से यह आग्रह है की वे जल्द से जल्द सभी खातों में पास-बुक जारी करना सुनिश्चित करें|
3. सभी बैंकों से यह आग्रह है की , R.B.I दिशानिर्देश के अनुसार सभी ग्रामीण शाखाओं में , प्रत्येक सप्ताह, एक वित्तीय साक्षरता शिबिर का आयोजन सुनिश्चित करें 
4. सभी बैंकों से यह आग्रह है की, इन Fixed Location BC/BCA को समय पर यथायोग्य पारिश्रमिक- प्रदान करना सुनिश्चित करें|
5. पीएमजेडीवाइ योजना के तहत खोला गया कुछ खातों में अब तक Aadhar Number Seeding नहीं हुया है | इन खातों को एवं साथ ही सभी खातों में Aadhar Number Seeding सुनिश्चित करें
6. पीएमजेडीवाइ के तहत स्वावलम्बन योजना ( Swavalamban Scheme ) के  कार्यान्वयन की आवश्यकता है | सभी बैंकों से यह आग्रह किया गया है की वे इस योजना को लागु करने में रूचि दिखाएँ |
एल एल बी सी ने सूचित किया कि इस योजना के तहत्त 77.76 प्रतिशत में  आधार की सीडिंग की जा चुकी है। इस पर निर्णय लिया गया कि शत-प्रतिशत आधार सीडिंग सुनिश्चित किया जाए। 
इस विषय पर चर्चा करते हुए यह पाया गया कि झारखंड राज्य में बढ़ता एन पी ए एवं स्ट्रेस्ड आस्तियां एक गंभीर मामला बनता जा रहा है। यह देखा जा रहा है की बैंकों के द्वारा संवितरित ऋण राशि के एक बड़ा भाग एन.पी.ए में परिवर्तित हो जा रहा है , और इन ऋण खातों में वसूली में समस्या हो रही है,जिसकी वजह से राज्य में बैंक-ऋण की विकास कम है | एन पी ए खातों की राशि के लिए आवश्यक प्रावधान(PROVISIONING) किए जाने से बैंकों की पूंजी एवं लाभप्रदत्ता में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। राज्य में बढ़ते  एन पी ए के प्रति भारतीय रिजर्व बैंक ने गंभीर चिंता प्रकट किया है।      कानून व्यवस्था को ठीक करना एवं बैंक-ऋण के अनुकूल प्रशासनिक  सहायता प्रदान करना,समर्पित सर्टिफिकेट अधिकारी की बहाली और राज्य सरकार का सहयोग , लंबे समय से लंबित मुद्दों को लागू किया जाना, वसूली में सरकार का पर्याप्त सहयोग आदि से निश्चित रूप से राज्य में वसूली का एक बेहतर माहौल बनेगा। 
श्री आर पी मराठे,कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि इसके लिए अर्लि वार्निंग सिस्टम प्रयोग में लाया जाए एवं सरकार का सहयोग लिया जाए। सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया। 
(आर से टी पर विस्तृत चर्चा हेतु पृष्ठ 15 का संदर्भ लें |) 
इस विषय पर चर्चा करते हुए यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय साक्षरता पर एक संक्षिप्त फिल्म बनाई जाए एवं इसके माध्यम से आम जनता को प्रशिक्षित किया जाए। 
राज्य सरकार से आग्रह किया गया है की इस प्रकृतिक आपदा से प्रभावित जिलों का अधिसूचना जारी किया जाए, ताकि आर बी आइ Master Policy के तहत ऋणी किसानों को समुचित राहत दिया जा सके |  
सभी बैंकों के नियंत्रक द्वारा यह निर्णय लिया गया कि Rseti से प्रशिक्षित Trainees कि Credit Linkage, सभी शाखाओं के लिए अनिवार्य होगा और इन ऋणों के आवेदन वापस करने कि अधिकार केवल आंचलिक कार्यालय कि ही रहेगी |

इस विषय पर कैनरा बैंक के उप महाप्रबंधक श्री प्रमोद कुमार ने कहा कि ई-स्टैम्पिंग में गलत ढ़ग से प्रविष्टि हो जाने के बाद राशि वापस नही हो पाता है। उन्होंने एस एल बी सी से अनुरोध किया कि मामले को उठाया जाए एवं इसमें आवश्यक सुधार किया जाए ।   
ईस विषय पर यह तय किया गया कि मामले को बी एस एन एल TRAI  एवं सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि डी एल सी सी के बैठकों में किसान क्लब के कार्यों को और उपयोगी बनाए जाने हेतु आवश्यक निर्णय लिया जाए एवं किसान क्लब के माध्यम से गांव का विकास किया जाए। 
इस विषय पर सभी नियंत्रक द्वारा निर्णय लिया गया कि, इस बिन्दु पर अलग अलग बैंकों द्वारा अपने प्रधान कार्यालय का निर्णय के अनुसार अनुमति दी जाएगी | 
JSLPS के प्रतिनिधि श्री विष्णु परिदा द्वारा सभी को आश्वस्त किया गया कि | JSLPS के द्वारा सभी प्रखण्डों (Intensive एवं Non-Intensive), आवेदक बैंक शाखा मे भेजा जाएगा एवं पूर्ण सहयोग दिया जाएगा ताकि यह लक्ष्य पूरा किया जा सके | 
	समस्त बैंक/राज्य सरकार
सभी बैंक/नाबार्ड
सभी बैंक/नाबार्ड
समस्त बैंक
समस्त बैंक
समस्त बैंक
समस्त बैंक
समस्त बैंक
समस्त बैंक
समस्त बैंक
समस्त बैंक
समस्त बैंक/NABARD
समस्त बैंक/JSLPS
एस एल बी सी एवं समस्त सदस्य बैंक 
एस एल बी सी एवं समस्त सदस्य बैंक 
समस्त बैंक/झारखण्ड सरकार

सभी बैंक/नाबार्ड/DFS/IBA

राज्य सरकार एवं सभी बैंक
सभी बैंक
केनरा बैंक/राजस्व विभाग,झारखण्ड सरकार
B.S.N.L
नाबार्ड
सभी बैंकों के प्रधान
कार्यालय
सभी बैंक एवं JSLPS/ग्रामीण विकास बिभाग,झारखण्ड सरकार

	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय 
	अन्य विषय नही होने के कारण चर्चा को समाप्त कर दिया गया । 


श्री प्रमोद कुमार, उप महाप्रबंधक, केनरा बैंक ने अन्त में धन्यवाद ज्ञापन किया । 
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